भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1002
(दिनांक 03.12.2012 को उत्तर देने के लिए)
टैम-प्रसार भारती-डीएवीपी में टीवी दर्शकों की संख्‍या पर असहमति
1002.  श्रीमती कुसुम राय :
श्री प्रभात झा:
श्री अरविन्‍द कुमार सिंह:  
क्‍या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्या प्रसार भारती ने टेलीविजन दर्शकों की संख्‍या के संबंध में टैम मीडिया रिसर्च द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों को त्रुटिपूर्ण और भ्रष्‍ट पाया है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;
(ग)
क्‍या टैम के आंकड़ों के आधार पर डी ए वी पी द्वारा पैनल में नाम सम्मिलित किए जा रहे हैं और डी ए वी पी द्वारा विज्ञापनों/दरों के प्रस्‍ताव जारी किए जा रहे हैं; 
(घ)
यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं;
(ड.)
क्‍या डी.ए.वी.पी. द्वारा टी.ए.एम आंकड़ों के आधार पर तृतीय पक्ष सत्‍यापन भी कराया जा रहा है;
(च)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और 
(छ)
इसके क्‍या कारण हैं तथा प्रसार भारती के साथ डी.ए.वी.पी. की असहमति के क्‍या कारण हैं\

उत्तर
सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) 
(श्री मनीष तिवारी)
(क) एवं (ख): प्रसार भारती ने टैम मीडिया रिसर्च द्वारा टेलीविजन रेटिंग प्‍वाइंट्स (टीआरपी) के मापन की प्रणाली और तौर-तरीके पर गंभीर चिंता उठाई है और इसके खिलाफ भारत के प्रतिस्‍पर्धा आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।
...जारी..
..2..
(ग) एवं (घ): विज्ञापन एवं दृश्‍य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा प्रस्‍तावित विज्ञापन/दरों के संबंध में, पैनल में नाम शामिल किए जाने हेतु एवं पैनल में शामिल टीवी और रेडियो चैनल के लिए विज्ञापन की दरों के लिए मानदण्‍ड निर्धारित करने हेतु 2010 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इम्‍पैनलमेंट सलाहकार समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्‍तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, 14.05.2012 को केबल और सैटेलाइट (सीऐंडएस) टीवी चैनलों के लिए पैनल में शामिल किए जाने हेतु नए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें कहा गया है कि चैनलों को प्रस्‍तावित दरें एक फार्मूले पर आधारित होंगी जिसमें टैम द्वारा मापी गई श्रोताओं की संख्‍या को मानदण्‍ड के रूप में लिया जाएगा। तदनुसार, यथोक्‍त दिशानिर्देशों में विनिर्धारित नीति के आधार पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं।
(ड.) से (छ): सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि भुगतान तब ही किया जाएगा जब तृतीय पक्षकार द्वारा पर्याप्‍त सत्‍यापन कर लिया जाए और इस बात की पुष्टि कर दी जाए कि चैनल द्वारा निर्धारित समय-बैंड/निर्धारित अवधि में टीवी स्‍पॉट का वास्‍तव में प्रसारण किया गया है। 
****
